
भारत सरकार 
श्रम और रोजगार मंत्रालय 

लोक सभा 
अताराकंकत प्रश्न संख्या 970 

सोमवार, 02 दिसम्बर, 2024 / 11 अग्रहायण, 1946 (शक) 
 

न्यूनतम मजिरूी में वदृ्धि  
 

970. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:  
श्री मड्डीला गुरुमूर्ति:  
श्री िरुई वाइको: 

 
क्या श्रम और रोजगार मतं्री यह बताने की कृपा करेंगे कक: 

 
(क)  क्या सरकार देश में ननर्ााह मजदरूी प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है और यदद हां, 

तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है; 
(ख)  2025 तक न्यूनतम मजदरूी से ननर्ााह मजदरूी में बदलार् के ललए सरकार द्र्ारा उठाए गए 

कदमों का ब्यौरा क्या है; 
(ग)  क्या सरकार ने उपययाक्त ननर्ााह मजदरूी की गणना के ललए एक रूपरेखा तैयार की है और यदद 

हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(घ)  क्या सरकार श्रम कानून उल्लंघन के मामलों में त्र्ररत लशकायत ननर्ारण के ललए मौजूदा 

बयननयादी ढांच ेको व्यापक बनाने की योजना बना रही है और यदद हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या 
है, और 

(ङ)  देश में एक उचचत न्यूनतम मजदरूी प्रणाली लाने के ललए प्रनतष्ठठत अंतरराठरीय एजेंलसयों के 
सहयोग से पपछले पाचं र्र्षों के दौरान सरकार द्र्ारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है, ष्जसमें 
देश में घरेलू श्रलमकों की मजदरूी बढाने की ददशा में सरकार द्र्ारा उठाए गए कदम भी शालमल 
हैं? 

उत्तर 
 

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री 
(सुश्री शोभा कारान्िलाज)े 

 
(क) से (ङ): न्यूनतम मजदरूी अचधननयम, 1948 के अतंगात न्यूनतम मजदरूी के प्रार्धान में न्यूनतम 
मजदरूी के घटक के रूप में जीर्न ननर्ााह लागत भत्ता हेतय उपबंध ककए गए हैं। तदनयसार, कें द्र सरकार 
महंगाई के पर्रुद्ध न्यूनतम मजदरूी को संरक्षित करने के ललए औद्योचगक कामगारों के ललए उपभोक्ता 
मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक र्र्षा 1 अपै्रल और 1 अक्तूबर से प्रत्येक 6 माह पर न्यूनतम 
मजदरूी अचधननयम, 1948 के अंतगात न्यूनतम मजदरूी की मूल दरों पर जीर्न ननर्ााह भत्ता संशोचधत 
करती है, ष्जसे पररर्तानशील महंगाई भत्ता (र्ी.डी.ए.) कहा जाता है।  
  

जारी...2/- 
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न्यूनतम मजदरूी अचधननयम, 1948 के प्रार्धानों को ययष्क्तसंगत बनाया गया है और उन्हें 
मजदरूी संदहता, 2019 के अंतगात समादहत ककया गया है। न्यूनतम मजदरूी अचधननयम, 1948 के 
अंतगात यथाउपबंचधत अनयसूचचत ननयोजनों में सीलमत न्यूनतम मजदरूी की प्रनतबंधात्मक प्रयोज्यता की 
तयलना में यह संदहता न्यूनतम मजदरूी को सभी ननयोजनों में सार्ाभौलमक रूप से प्रयोज्य बनती है।   

 
कामगारों की लशकायतों के ननर्ारण के ललए 6 फरर्री, 2019 को समाधान पोटाल आरंभ ककया 

गया था, जो कामगारों/ कामगारों के आचश्रतों/ कामगार समूहों/ रेड यूननयनों/ कमाचाररयों द्र्ारा 
औद्योचगक पर्र्ादों/ दार्ों/ पररर्ाद और लशकायतों को दजा करने के ललए एक ऑनलाइन मंच है। कें द्रीय 
बजट 2024-25 में समाधान पोटाल के पयनरुद्धार की घोर्षणा की गई है ष्जसमें तकनीकी उन्नयन भी 
शालमल है।  

 
सरकार ने श्रम कानून अनयपालन और लशकायत ननर्ारण को कारगर बनाने के ललए एक एकीकृत 

ऑनलाइन पोटाल, श्रम सयपर्धा पोटाल (एसएसपी) भी शयरू ककया है। इस पहल का उद्देश्य श्रम कानून 
प्रर्तान में लशकायतों के ननर्ारण में गनत, पारदलशाता और जर्ाबदेही बढाना है। 

***** 


